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संकल्प 

14 दिसम्बर 2009 
परिवारिक सर्वेक्षण प्रपत्र क के ऑकड़ों के कम्प्यूटीकरण कार्य हेतु निविदा के अनुसार न्यूनतम दर पर मेसर्स मिथिला देशम 
सेवा समिति , मधुबनी को इस कार्यालय के पत्रांक 86 /जि0, दिनांक 15 जनवरी 2009 के द्वारा कार्य आवंटित किया गया था । साथ 
ही पत्रांक 604 , दिनांक 2 मई 2009 एवं 701, दिनांक 18 मई 2009 के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का निदेश संस्था को दिया गया । 
लेकिन संस्था द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंततः कय समिति की बैठक दिनांक 22 मई 2009 में लिए गये 
निर्णय के आलोक में मेसर्स मिथिला देशम सेवा समिति , मधुबनी को इस कार्यालय के संकल्प ज्ञापांक 2398 , दिनांक 23 सितम्बर 
2009 के द्वारा काली सूची में डालने का आदेश निर्गत किया गया । 


उक्त संस्था द्वारा पत्रांक 09 , दिनांक 15 अक्तूबर 2009 द्वारा यह सूचित किया गया कि लोक सभा चुनाव 2009 के 
कारण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16 अप्रील 2009 तक स्थापित आर्दश आचार संहिता लागू रहने के कारण कार्य में प्रगति 
नहीं हुई । संस्था द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आचार संहिता के बाद सामग्रियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वे इस 
कार्य को स्वीकृत दर पर करने में असमर्थ है, जिसकी सूचना उन्होंने पूर्व में ही अपने आवेदन दिनांक 19 मई 2009 द्वारा समर्पित 
कर दी थी । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी संस्था को काली सूची में डालने से पूर्व किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं 
पूछा गया । उनका यह भी कहना है कि उनकी संस्था कला, संस्कृति, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है तथा 
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SGSY अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण में अहम भूमिका निभाई है । अतः उनकी संस्था को काली सूची से मुक्त 


किया जाए । 


सारे घटनाक्रम पर सरकारी वकील से राय प्राप्त की गई । उन्होंने अपने मन्तव्य में अंकित किया है कि इस संस्था के 
आचरण के विरुद्ध पूर्व से कोई शिकायत नहीं है तथा पहली बार निविदा में संस्था ने भाग लिया है । अतः इनके आचरण के संबंध में 
इस प्रकार का कठोर निर्णय लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । उन्होंने संविधान के अनुच्छेद - 14 एवं माननीय पटना उच्च 
न्यायालय के आदेश की व्यवस्था का हवाला देते हुए इस कार्रवाई को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध माना है और अंततः विभिन्न विन्दुओं 
पर गुण एवं दोषों की विवेचना करते हुए संस्था को शैश्वावस्था में रहने, पहली बार निविदा में भाग लेने एवं एका- एक उन्हें काली 
सूची में डाले जाने को नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध बताते हुए संस्था को काली सूची से मुक्त करने का सुझाव दिया है । संस्था के 
स्पष्टीकरण एवं सरकारी वकील के मन्तव्य पर समीक्षोपरान्त इस संस्था को चेतावनी के साथ काली सूची से मुक्त किया जाता है, 
लेकिन इनके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि रु0 10000 ( दस हजार रु0 मात्र) जब्त की जाती है । 


आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट एवं राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए । 

आदेश से , 

(ह0) अस्पष्ट , 
उप -विकास आयुक्त, मधुबनी । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 273 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


